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को होने वाली  सभा की बैठक के लिए प्रश्‍न।

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव

125.
श्री श्रीगोपाल व्‍यास :

क्‍या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्‍या सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि से उत्‍पन्‍न होने वाले परिणामों को लेकर चिंतित है ;
(ख)
क्‍या उस पुनर्विचार के लिए कोई पहल हो रही है ; और

(ग)
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ?
उत्‍तर 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री आर0पी0एन0 सिंह)
(क) से (ग) : पेट्रोलियम उत्‍पादों के मूल्‍य निर्धारण की व्‍यवहार्य और वहनीय प्रणाली पर सलाह के लिए डा0 किरीट एस. पारिख की अध्‍यक्षता में गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई सिफारिशों के आलोक में, सरकार द्वारा 26.6.2010 से पेट्रोल का मूल्‍य बाजार निर्धारित कर दिया गया है।  इसके बाद से सार्वजनकि क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतरराष्‍ट्रीय  तेल मूल्‍यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्‍य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं। 
किरीट पारिख समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाए।  सरकार ने दिनांक 25.06.2010 से (सिद्धांत रूप में( यह निर्णय लिया है कि रिफाइनरी द्वार और खुदरा स्‍तर, दोनों पर डीजल का मूल्‍य बाजार-निर्धारित कर दिया जाएगा। तथापि, सरकार द्वारा डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्‍यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है और इसका मूल्‍य अपेक्षित बाजार मूल्‍य से नीचे रखा जाता है, जिसके परिणामत: ओएमसीज को अल्‍प-वसूलियां झेलनी पड़ रही हैं। दिनांक 16.11.2011 से लागू रिफाइनरी द्वार मूल्‍यों के आधार पर, ओएमसीज डीजल पर 10.17 रुपए/लीटर की अल्‍प-वसूली झेल रही हैं। 
*******
